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He interest in the life and times 
of Dr Syama Prasad Mookerjee 
is increasing by the day. Not 

only the fortnight between his birth 
and death—June 23 (1953), the day 
he died in mysterious circumstances 
in Srinagar, and his birth anniversary 
falling on July 6 (1901)—but throughout 
the year there is an increasing interest, 
especially among youth.

What is fascinating about his life is 
that despite being short, it had so many 
dimensions. In each of these areas of 
human action, Syama Prasad excelled. 
Prime Minister NarendraModi in a 
rich and profound tribute to him on 
June 23, while speaking in Madhya 
Pradesh, spoke of three cornerstones in 
the life of Syama Prasad—he referred 
to ‘vidya (education), vitta (finance/
economy), vikas’.

Indeed, Syama Prasad’s life revolved 
around these. The first station of his 
working life, in which he excelled, was 
as the youngest vice-chancellor of the 
University of Calcutta at the age of 
33. As V-C, Syama Prasad initiated a 
number of reforms and changes in the 
university, focused on the growth of 
Indian languages, on scientific training, 
agricultural education, research in 
Indian history and civilisational studies, 
initiated Chinese and Buddhist studies 
and invited Gurudev Rabindranath 
Tagore to deliver the convocation 

Editorial

Dr. Anirban Ganguly

address in Bengali—for the first time in the history of the university 
or British India.

Even in later years, Syama Prasad continued to have a close interest 
and association with leading educational and research institutions 
in the country such as the Indian Institute of Science in Bengaluru, 
among others. His convocation addresses delivered to universities 
across the country from 1930s to 1952 are full of deep thought and 
wisdom. Syama Prasad advocated innovation and autonomy in 
higher education, insisted on the need for original research, and 
argued that each university should develop its own areas of focus.

His call to strengthen primary and higher education, his call 
for the need to link education and industry are dimensions which 
continue to be relevant today. His formidable reputation as an 
educationist and an uncompromising nationalist, led the Mother of 
Sri Aurobindo Ashram at Puducherry select him as the chairman 
of the Sri Aurobindo Memorial Convention, held in April 1951 to 
establish a university that would perpetuate and disseminate the 
vision of Sri Aurobindo while imparting and implementing a new 
vision of education.

Syama Prasad’s administrative acumen and political sagacity 
came to the fore when he assumed charge as Finance (vitta) Minister 
of Bengal, deftly balancing a coalition government with the Muslim-
dominated KrishakPraja Party, and astutely keeping the Muslim 
League at bay and neutralising its capacity to inject the poison of 
communal politics, handling the colonial administration bent 
on trying to sabotage or wreck the experiment and all the while 
effectively carrying out his administrative duties.

His vision for vikas was best seen in his role as free India’s first 
minister for industry and supply from 1947 to 1950. This was the 
period when he worked to lay India’s industrial foundation. The first 
industrial policy of independent India laid out in 1948 ‘reflected 
his ideas and vision’. His goal as minister was to ensure that in basic 
industry and infrastructure India must become self-reliant. Syama 
Prasad wanted India to develop big industry as well as focus on 
MSMEs, cottage industries, handloom and textile. His tenure as 
industry minister saw the laying down of the foundation of cottage 
and small-scale industries.

In all his actions, he was inspired and directed by one overweening 
and unshakable impulse—that of seeing India become once more 
great, self-reliant and conscious of her strength and civilisational 
wisdom.

With farsightedness, 
Syama Prasad called 
to link education and 

industry
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»» I am seeing first hand how 
Rajasthan welcomes people to their 
state. There is great enthusiasm 
here. People should come here to 
see the true picture of the progress 
the state has made in the last few 
years.

»» Be it living in harmony with nature 
or defending our nation, Rajasthan 
has shown the way.

»» The Central Government and the 
State Government are working 
together for the progress of 
Rajasthan.

»» The way the programme in Jaipur 
has been organised is commendable. 
Hearing beneficiaries is wonderful.

»» There are some people who will 
never appreciate good work done, 
be it by the Centre or by Vasundhra 
Ji but everyone must see the 
happiness of the beneficiaries here.

»» Next year Rajasthan completes 
70 years. Let us reaffirm our 
commitment of creating a 
developed Rajasthan, which will 
play a pivotal role in the building of 
a New India.

Salient Points of PM Modi’s 
address at the public meeting with 

beneficiaries in Jaipur, Rajasthan on 
07 July, 2018
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Salient Points of PM Modi’s address at 

the inauguration of various Healthcare 

projects at AIIMS & Safdarjung 

Hospitals on 29 June, 2018
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»» Friends, AIIMS पर बढ़ते दबाव को देखते हुए दिल्‍ली में 
इसके सभी कें पसों की क्षमता को बढ़ाया जा रहा है। आज तीन 
सौ करोड़ रुपए से अधिक की लागत से बनने वाले National 
Centre for Ageing का भी शिलान्‍यास हुआ है। ये सेंटर 
200 बेडस का होगा।

»» आने वाले डेढ़ दो वर्षों में इसे पूरा करने का प्रयास किया 
जाएगा। यहां वरिष्‍ठ नागरिकों के लिए तमाम सुविधाएं होंगी। 
इसमें वदृ्धावस्‍था, विज्ञान अनुसंधान कें द्र भी होगा, जहां 
वदृ्धावस्‍था से जुड़ी समस्‍याओ ंको लेकर रिसर्च की जा सकेगी।

»» इसके अलावा सफदरजंग अस्‍पताल में भी 13 सौ करोड़ 
से अधिक राशि खर्च करके अस्‍पताल में सुविधाओ ंको और 
आधुनिक बनाने का काम हुआ है। इसी के तहत यहां एक 
एमरजेंसी ब्‍लॉक पर एक सुपर स्‍पेशिलिटी ब्‍लॉक की सेवाओ ं
को देश को समर्पित किया गया है। सिर्फ  मेडिकल एमरजेंसी के 
लिए 500 बेडस की नई क्षमता के साथ सफदरजंग अस्‍पताल 
देश का सबसे बड़ा एमरजेंसी केयर अस्‍पताल बन जाएगा।

»» साथियों, आज जिन पांच प्रोजेक्‍टस का लोकार्पण और 
शिलान्‍यास किया गया है। उसमें से एक पावर ग्रिड विश्राम 
सदन भी है। सार्वजनिक उपक्रमों और समाज के प्रति उनकी 
जिम्‍मेदारी का ये एक उत्‍तम उदाहरण है। इससे न सिर्फ  मरीजों 
को बल्कि उनकी देखरेख करने वालों को भी बहुत बड़ी राहत 
मिल रही है।

»» साथियों, समय पर सही इलाज, जीवन बचाने में अहम 
भूमिका निभाता है। लेकिन दिल्‍ली का ट्रैफिक कई बार इसमें 
बाधक बन जाता है। विशेष तौर पर एम्‍स के अलग-अलग सेंटर 
और कें पस के बीच मरीजों और डॉक्‍टरों की आवाजाही को 
लेकर पहले बहुत बड़ी समस्‍या थी। एम्‍स की मुख्‍य बिल्‍डिग 
और जय प्रकाश नारायाण ट्रामा सेंटर के बीच ये समस्‍याएं भी 
अब सुलझ गई है। लगभग एक किलोमीटर लंबी अंडरग्राउंड 
सुरंग का भी अभी थोड़ी देर पहले लोकार्पण करने का अवसर 
मिला। इस टनल से मरीजों, उनके रिश्‍तेदारों, डॉक्‍टरों और 
जरूरी दवाइयों यंत्रों को बिना रूकावट आवाजाही सुनिश्चित 
हुई है।

»» साथियों, भारत जैसे हमारे विशाल, विकासशील देश 
के लिए सस्‍ती, सुलभ, सुरक्षित और आधुनिक स्‍वास्‍थ्‍य 
सुविधाएं जुटाना कितनी बड़ी जिम्‍मेवारी है इससे आप भली-
भांति परिचित हैं। बीते चार वर्षों में Public Health Care 
को लेकर देश को एक नई दिशा दी गई है। कें द्र सरकार के एक 
के बाद एक Policy Intervention से हम उस स्थिति की 
तरफ बढ़ रहे हैं जहां देश के गरीब और मध्‍यम वर्ग को बेहतर 

स्‍वास्‍थ्‍य सेवाओ ंके लिए भटकना न पड़े, अनावश्‍यक खर्च 
न करना पड़े।

»» राज्‍य सरकारों के साथ मिलकर कें द्र सरकार देश भर में 
स्‍वास्‍थ्‍य सेवा से जुड़ा आधुनिक Infrastructure खड़ा 
कर रही है। ये सरकार के निरंतर प्रयासों का परिणाम है। कि 
आज देश में अस्‍पतालों में बच्‍चों को जन्‍म देने का प्रचलन 
Institutional Delivery, उसका प्रचलन बड़ा है। गर्भवती 
महिलाओ ं और नवजात शिशुओ ं के स्‍वास्‍थ्‍य की निरन्‍तर 
जांच, टीकाकरण में पांच नई वेक्सिन जुड़ने से मातृ और 
शिशु मतृ्‍य दर में अभूतपूर्वक कमी आई है। इन प्रयासों को 
अंर्तराष्‍ट्रीय एजेंसीज ने भी सराहा है।

»» साथियों, सरकार का प्रयास है कि बड़े शहरों के आस-पास 
जो स्‍वास्‍थ्‍य का Infrastructure तैयार किया गया है, उसको 
सुदृढ़ करने के साथ-साथ ऐसी ही सुविधाएं टियर-2 और टियर-
3 शहरों तक पहुंचाई जाए। इसके लिए सरकार दो व्‍यापक 
स्‍तर पर काम कर रही है। एक तो जो हमारे मौजूदा अस्‍पताल 
हैं उनको और अधिक सुविधाओ ंसे लैस किया जा रहा है। और 
दूसरा, देश के दूर-दराज वाले इलाकों में स्‍वास्‍थ्‍य सुविधाओ ं
को पहुंचाया जा रहा है।

»» साथियों, आजादी के 70 वर्षों में जितने एम्‍स स्‍वीकृत हुए 
या बनाए गए हैं उससे अधिक बीते चार वर्षों में मंजूर किए गए 
हैं। देश में 13 नए एम्‍स की घोषणा की गई है जिसमें से आठ पर 
काम शुरू हो चुका है। इसके अलावा देश भर में 15 मेडिकल 
कॉलेज में सुपर स्‍पेशिलिटी अस्‍पतालों का निर्माण कार्य प्रगति 
पर है।

»» देश के लगभग हर जिले में डायलिसिस सेंटर बनाए जा रह े
हैं। यहां गरीबों को निशुल्क डायलिसिस की सुविधा दी जा 
रही है।

»» अब तक लगभग 2.5 लाख मरीज़ इसका लाभ उठा चुके हैं।

»» पहले जहां गरीब को मुफ्त डायलिसिस के लिए 100-200 
km जाना पड़ता था, अब उसे अपने ही जिले में ये सुविधा 
मिल रही है

»» स्वस्थ परिवार से ही स्वस्थ समाज और स्वस्थ समाज से ही 
स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण होता है।

»» आप पर देश को स्वस्थ रखने की जिम्मेदारी है।

»» इसलिए राष्ट्रपति जी भी आपको राष्ट्र निर्माण का एक 
महत्वपूर्ण प्रहरी कहते हैं।
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Salient Points of PM Modi’s speech 
at celebrations of the 4th Yoga Day 

in Dehradun on 21 Jun, 2018

»» हम सभी के लिए गौरव की बात ह ैकि आज जहां-जहां उगते सरू्य 
के साथ सरूज की किरण पहुचं रही ह,ै प्रकाश का विस्तार हो रहा ह,ै 
वहाँ – वहाँ लोग योग से सरू्य का स्वागत कर रह ेहैं।

»» योग व्यक्ति-परिवार-समाज-दशे-विश्व और सम्पूर्ण मानवता को 
जोड़ता ह।ै

»» योग आज दनुिया की सबसे Powerful Unifying Forces में 
से एक बन गया है

»» दहेरादनू से लेकर डबलिन तक, शघंाई से लेकर शिकागो तक, 
जकार्ता से लेकर जोहानिसबर्ग तक, योग ही योग हlै

»» The world has embraced Yoga and glimpses of this 
can be seen in the manner in which International Day 
of Yoga has been marked every year.

»» Infact, Yoga Day has become one of the biggest 
mass movements in the quest for good health and well-

being.

»» Yoga is beautiful because it is ancient yet modern, 
it is constant yet evolving.

»» It has the best of our past and presents and a ray of 
hope for our future.

»» In Yoga, we have the perfect solution to the 
problems we face, either as individuals or in our 
society.

»» The way to lead a calm, creative & content life is 
Yoga. It can show the way in defeating tensions and 
mindless anxiety.

»» Instead of dividing, Yoga unites.

»» Instead of further animosity, Yoga assimilates.

»» Instead of increasing suffering, Yoga heals
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o assess Prime Minister Modi’s visit 
to Indonesia in the last week of May 
this year, we have to find out first, the 

stakes India and Indonesia have in each other 
and the pull factor that brings them closer to 
each other. For India, Indonesia is a maritime 
neighbour. Indonesia’s Aceh in the northernmost 
tip of Sumatra is only 80 nautical miles from India’s 
Andaman &Nicobar Islandsand even closer than 
any part of India.  With a coastline of 7,500 kms, 
with more than 1,380 islands and more than two 
million sq. km of Exclusive Economic Zone, India 
occupies a central position in the Indo-Pacific, 

Emerging Relations between India 
and Indonesia in the light of Prime 
Minister Modi’s Visit to Indonesia

Professor Baladas Ghoshal

T
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while Indonesia as the largest archipelagic State in 
the world, with a coastline of 108,000 kms, with 
17,504 islands and features and a total of maritime 
areas of 6,400,000 sq. km including Exclusive 
Economic Zone, is a fulcrum that connects 
the Indian Ocean and Pacific Ocean. The two 
oceans represent a combined maritime region 
which is important for global maritime trade and 
commerce. As a consequence, the two countries 
have a mutual stake in each other’s progress, 
prosperity, stability and territorial integrity; 
and, as pluralistic democracies and developing 
societies, we face similar challenges. Indonesia 
is not only the most populous country in the 
region, with the largest Muslim population in the 
world; it has also immense natural resources and 
a strategic location, for it controls all or part of 
the very major waterway between the Pacific and 
the Indian Ocean. More than half of the world’s 
shipping traverses these waterways.

Given their location and capabilities, India and 
Indonesia have a critical role to play as sentinels for 
vital sea-lanes. They also have a stake in shaping 
an emerging security architecture of Asia that is 
not dominated by any single country, important 
at a time when China’s recent assertiveness and 
muscle flexing in the South China Sea, through 
its artificial island building and militarization of 
those territories claimed by some other ASEAN 
states, is creating strategic uncertainty in the 
region. Foreign Minister Sushma Swaraj during 
her visit to Jakarta in early January this year has 
rightly said that Indonesia has an important role 
in the development and shaping of the security 
fabric of the region, adding that the country is one 
of the most diverse democracy and has a critical 
role to play in evolution of the new security 
architecture in the Indo-Pacific region.

Both Indonesia and India are not only multi-
religious but also multi-cultural and face the 
challenge of integrating their diverse and plural 

societies from primordial loyalties to civic 
loyalties and creating a sense of citizenship 
within a democratic framework through state 
motto of  ‘Bhineka Tunggal Eka’ and ‘Unity in 
Diversity’. While both Indonesia and India had 
been successful in maintaining social harmony 
and cohesion and build political stability for many 
years after they achieved their independence 
through trials and tribulations, in recent years 
they are facing the rise of primordial loyalties and 
identity politics that are posing a major threat to 
such social cohesion and harmony. In the case of 
Indonesia, there has been a creeping Islamization 
of the society and polity of the country. The inroads 
of Arab Wahhabi and Salafi variant of Islam into 
Southeast Asia and elsewhere have led to a growing 
assertiveness on the part of the fundamentalists. 
As yet, such fundamentalist elements have not 
occupied the mainstream in Indonesia and are 
still fringe groups, the danger of their occupying a 
major space cannot be underestimated. 

Despite these mutual stakes, India-Indonesia 
relations did not fulfil its promises and potentialities 
until very recently. For one, Indonesia’s military 
doctrine and foreign policy until President Joko 
Widodo came into power focussed more on the 
Pacific and its three concentric circles. Indonesia’s 
foreign policy priorities was based on geographic 
proximity, with the inner circle encompassing 
ASEAN (seen as the cornerstone of Indonesian 
foreign policy), the second circle comprising 
major neighbouring countries in East Asia, the 
third circle the wider Asia Pacific region, with the 
outer perimeters being of diminishing importance. 
Thus the Asia Pacific was the focus of Indonesia’s 
foreign policy interests and strategic priorities 
until recently, while relations with countries and 
regions beyond were selective, on the basis of 
what they could offer Indonesia economically. As 
a corollary, the Indian Ocean did not find mention 
in Jakarta’s military doctrine. Ever since President 
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Jokowi’s articulated his visionof Indonesia as a 
Global Maritime Fulcrum (GMF) in the Pacific 
and Indian Ocean region (or PACINDO), 
geographically much more extensive than the 
“Indo-Pacific” idea championed by Yudhoyono 
and his foreign minister Marty Natalegawa, New 
Delhi received much greater attention in Jakarta’s 
foreign policy. For another, economic interactions 
between the two countries, while it had improved 
in the recent past, are still quite insignificant 
to attract Jakarta for meaningful cooperation. 
However, there are two developments in recent 
years that had changed the contours of relations 
between the two countries—Jokowi’s vision of 
GMF and Indonesia’s uneasy relations with China 
over the Natuna Island in the South China Sea 
which belongs to the former but the latter’s Nine 
Dash Line touches a part of it, and had been 
a source of irritation.Indonesia renamed the 
northern reaches of its exclusive economic zone 
in the South China Sea as the North Natuna Sea 
in July 2017, an act of resistance by Southeast 
Asian nations to China’s territorial ambitions in 
the maritime region.

Jokowi’s vision of GMF and Modi’s ideas 
about Sagarmala with their emphasis on port and 
infrastructure development opened the ground 
for maritime cooperation in various aspects.The 
mostimportant aspect of Prime Minister Modi’s 
visit to Indonesia was the signing of a shared vision 
of the two countries on Maritime Cooperation in 
the Indo-Pacific, and reiterating the importance 
of achieving “a free, open, transparent, rules-
based, peaceful, prosperous and inclusive Indo-
Pacific region, where sovereignty and territorial 
integrity, international law, in particular 
UNCLOS, freedom of navigation and overflight, 
sustainable development and an open, free, fair 
and mutually beneficial trade and investment 
system are respected.”The other aspect is the 
elevation of bilateral relationship between the two 

countries to the level of Comprehensive Strategic 
Partnership and creation of new mechanisms like 
bilateral security dialogue, trilateral dialogue, 
signing of an enhanced Defense Cooperation 
Agreement and Framework Agreement on 
Cooperation in the Exploration and Uses of Outer 
Space for Peaceful Purposes.Indonesia has agreed 
to give India economic and military access to the 
strategic island of Sabang at the northern tip of 
Sumatra and close to the Malacca Strait, where 
New Delhi will invest in the port and economic 
zone of Sabang and build a hospital. Besides the 
development of the port, there is a possibility 
that Indian naval ships would be allowed to visit 
Sabang.

The two countries have also agreed joint 
production of equipment, technology transfer, 
technical assistance and capacity building as 
well as sourcing of defence equipment. Among 
other things New Delhi and Jakarta will enhance 
bilateral cooperation in countering terrorism, 
terrorist financing, money laundering, arms 
smuggling, trafficking in persons and cybercrime 
and intelligence cooperation.Finally, in managing 
diversity, Indonesia and India realizedthe 
importance of interfaith dialogue as an effective 
forum to nurture peace and social harmony, 
as well as to promote democracy and human 
rights. Interfaith dialogue or what can be called 
‘civilizational dialogue’ – Samvad – helps  to 
explore a new understanding on the rise of 
religious identities, the dynamic of pluralism and 
to eradicate radicalism, terrorism, and violent 
extremism. If the vision and the agreements can 
be translated into action, India and Indonesia can 
become the torch bearer of peace, progress and 
stability in the Indo-pacific region.

(Writer ia a secretary General, Society for 
Indian Ocean Studies; Former Professor and 
Chair in Southeast Asian Studies, Jawaharlal 

Nehru University.)
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Reflecting back on the last 4 yearsin 
realizing Prime Minister Narendra 
Modi’s dream for India to emerge as 

the human resource capital of the world as China 
became a global hub for manufacturing,‘Skill 
India’,launched in July 2015, emphasizes on 
industry and technology linkages and is an 

integral part of the NDA government’s war 
against povertyand unemployment. 

These were 4 valuable years of utmost 
dedication and hard work in terms of putting 
together proper governance structures and 
streamlining program implementation through 
the newly formed Ministry of Skill Development 
and Entrepreneurship. 

�‘Skill India’ under the incumbent government 
ensures:

•	 Integrity and efficiency in procurement : 
Sanction of proposals compliant with GFR 
(General Finance Rules) and higher levels 
of transparency and efficiency. During UPA 
I & II, sanctioning of skill development 
projects were not systematic and was found 
to be lacking in a very large measure on 
transparency. 

Towards realizing the DREAM : 

‘Skill India’

Philip Christopher

R

Source : www.infraskills.in
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•	 Effective monitoring : Stringent monitoring 
of attendance and trainings through 
an Aadhaar-back biometric attendance 
system and periodic reviews of in-class 
CCTV recordings. During UPA I & II, fake 
enrollments were the standard norm. It was 
common practice to report large number 
of candidates as trained and provided 
employment when in reality no such training 
or jobs were provided.

•	 Labour market alignment : Trade 
prioritization to focus on jobs that make a 
real difference to the economy, business and 
the youth. The UPA governments approach 
was to churn out of large unverified numbers 
resulting in gross financial misappropriation 
and least possible levels of job creation. 
Actual trainings if any were predominantly in 
the unskilled category where no such training 
intervention is required in the first place.

•	 Standardization : Prudent implementation 
of Common Norms (CNN) to streamline 
different skill development programs. During 
the UPA I & II years the lack of coordination 
between ministries and the center and state 
eventually lead to administrative failures. 
More time was being spent on resolving 
internal matters than delivering a public good. 
With CNN in place and periodically revised 
to keep it responsive to market changes the 
focus is back on development. 

•	 Independent, third party certification : 
During UPA I & II, program implementing 
agencies (PIAs) of SGSY—SP and other 
skill development programs could literally 
appointed their own assessment & certifying 
agencies or none at all and, in some 
cases, these were their own subsidiaries 
despite the third-party assessment clause. 
Therefore, post training assessments were 

not conducted. This was the weakest link that 
attributed to gross administrative failure. 
The assessment process is now formalized 
by proper assessment process streamlining 
and robust monitoring of the genuine third-
party assessments. Candidates trained under 
‘Skill India’ are now assured of recognized 
government certifications that are widely 
accepted by industry. 

•	 Process improvement : Robust systems and 
processes have since been introduced to 
ensure superior program deliverables. The 
objective of the UPA I & II was focus on 
churning out and reporting large number 
often through fraudulent practices that 
largely went unchecked. 

•	 Result-oriented : The BJP-led NDA 
government’s top priority is policies and 
program that really work for the people and 
the economy. During UPA I &II, the single- 
point agenda was report large unverifiable 
numbers despite these not resulting in job 
creation or economy benefit. 

•	 Meaningful program components : Well-
regulated recognition of prior learning 
(RPL). During UPA I & II, NSDC partners 
were encouraged and rewarded to enroll 
existing employees and college students in 
large numbers under the Star scheme often 
through questionable means. This fraudulent 
practice has since been eradicated. 

•	 Verifiable outcomes : Placements are verified 
by actual salary credited in candidates’ bank 
accounts with salary slips and a mandatory 
12—month tracking of the candidate post 
training. During UPA I & II, the absence of 
proper monitoring and reporting system 
allowed the NSDC and other skilldevelopment 
programs to freely report large unverified 
numbers candidates employed. 
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•	 Good governance : The creation of a new skill 
development cadre in civil service in addition 
to the separate central ministry for skill 
development led by a cabinet rank minister 
and a minister for state brings the focus back 
on the importance of good governance to 
ensure India’s youth have the right talent 
and skills to help them succeed in a rapidly 
changing world and industry can access a 
highly skilled workforce. During UPA I & II, 
an Office of the Advisor to the Prime Minister 
on Skill Development & NSDA were set up. 
Outcome? Inability to effectively coordinate 
between Ministries and state governments.

Comparison on relevant job creation and 
skill development during UPA I & II and BJP-
led NDA post May 2014:

SI. 
No.

Parameters I N C - l e d 
UPA I & II

B J P - l e d 
NDA

1 Policy 3.25 4.00
2 Programmes 3.00 4.00
3 Responsibility 1.50 4.75
4 Industry 

relevance
0.75 3.75

5 Implementation 1.50 4.00
6 Integrity 1.00 4.50
7 Measurable 

(M&E)
0.75 4.25

8 Impact 0.75 3.25
9 Budgets 3.25 5.00

10 Job creation 0.50 3.00
11 Quality 1.75 3.25
12 Value-for-

money (cost 
benefit)

0.75 2.75

Scale/Score: 5 is highest and 0 is least. 
PolicyMatters’ rating. BJP-led NDA’s rating is 
expected to increasesignificantly by 2020 when the 
impact of its current policies and well-administered 

programmes become fully profound.

When in opposition, P Chidambaram and 
the Congress Party emphasis on the need for 
job creation initiatives to focus on aspirational 
regular wage employment. The UPA’s February 
2009 National Policy on Skills Development set 
itself a target to train 500 million by 2022. From 
2009 - 2022, over a period of 13 years with 12 
million people joining the India’s workforce 
every year, jobs need to be created for 156 
million. As 7% of the workforce constitutes 
organized sector workers only 10.92 million 
are by Congress Party’s standards qualified as 
relevant jobs. Notwithstanding, only 10% of 
workers in the organized sector receive any 
formal training, why would the Congress Party 
set itself a target of 500 million to be trained 
against a demand of 1.1 million. The UPA’s 
very own RPL initiatives and direct assessment 
(MES, SDIS) were exclusively to assess, train 
and certify unorganized sector workers 
representing micro entrepreneurs and blue-
collar workers that employs 93% of the Indian 
workforce. Furthermore, SGSY-SP, SJSRY, 
Modular Employable Scheme, NSDC and other 
centrally sponsored skill development schemes 
(CSS) that were to train 500 million by 2022 
were short-term, non-formal training for an 
unskilled or semi-skilled minimum wage jobs 
market. Therefore, it is evident the Congress 
suffered from a severe case of policy paralysis 
as far as skill development is concerned. This 
paralysis was the root cause of any administrative 
or programmatic failures. 

Now, with less than a year to go before the 
next general elections, whilst commemorating 
the 4 years of the Modi government, ShriArun 
Jaitley said this will year to consolidate policies 
and programmes implemented by the NDA 
government. This is particularly relevant to 
‘Skill India’ as well. As part of consolidating ‘Skill 
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India’: 

Towards realizing the “DREAM”: 
Consolidating ‘Skill India’

1.	 �Make a clear distinction between skilling and 
market insertion programmes on the basis of 
a sound trade-wise cost–benefit analysis.

2.	 �Prioritize highly skilled and skilled trades 
over unskilled and semi-skilled trades as 
‘Skill India’ will succeed on the premise of – 
more economic relevance and less arbitrary 
numbers. 

3.	 �Publicly-funded skilling initiatives linked to 
actual job opportunities and not irrational 
numbers churned out of speculative if not 
faulty skill gap analysis.

4.	 �Self–employment trades: Identify and 
categorize only those trades that have ‘real’ 
self-employment potential and facilitate 
convergence with credit linkage and capacity 
building programmes such as Mudra Yojana, 
SJSRY, NIESBUD and RSETI.

5.	 �A skill voucher program to foster market 
driven model on the principles of a free 
market. Only the right policies and program 
structures can support such an initiative. 

6.	 �A regulatory body to monitor risk / exposure 
of public funds to individual training 
companies by initiating a rating system. 

7.	 �A ‘functional’ NSQF that supports career 
progression and qualification advancements 

in a practical and meaningful manner.

8.	 �The Recognition of Prior Learning (RPL) 
component is applicable only for those select 
trades with strong labour market rationale 
for such an intervention. 

9.	 �Reform NSDC by (i) including financing 
skill development projects to RBI’s priority 
sector lending list, (ii) PMKK and PMKVY 
implemented directly by State Skill Missions 
as a centrally sponsored scheme (iii) Sector 
Skill Councils (SSCs) self-governed and 
operated by industry but regulated by NSDA 
and (iv) Other functions of NSDC taken over 
directly by the Ministry.

10.	 �Assessments, certifications, curriculum, and 
trades (QP/NOS) undertaken by a single 
entity rather than two separate entities – MES 
(SDIS) and SSCs to avoid duplication.

When launching ‘Skill India’ Prime Minister 
NarendraModi said “We need to have futuristic 
vision and prepare plans for the next 10 years. 
We have to create structures and mechanisms 
to nurture youngsters, enabling them to find 
employment”. The last 4 years has witnessed 
progressive policy making towards structural 
reforms and effective program implementation 
guided by a futuristic visionary who dares to 
dream big for India. 

(Writer is a Founder & CEO of Policy 
Matters Institute, New Delhi)



Special Article

16July 2018

mong those Bengali intellectuals 
who have left their mark as Vice-
Chancellors in the history of  University 

of Calcutta , Dr. Syama Prasad Mookerjee is one 
of the most outstanding. We know of him mainly 
as a politician. Yet he carried another distinctive 
identity, that of an intellectual and educationist 

Vice-Chancellor Syamaprasad —

A Reassessment

Professor Lipi Ghosh

who was able to place  the University  of Calcutta 
among the top ranking universities in the annals 
of Indian education system. He was the Vice-
Chancellor of the University of Calcutta between 
1934 and 1938.

The most important change that Dr. Syama 
Prasad Mookerjee brought to the system of 
studies in the university was to introduce Bengali 
as the medium of regular studies. This was 
given recognition through the University Act 
of 1935 whereby Bengali was recognized as one 
of the approved mediums of study. Dr. Syama 
Prasad declared, “Though western education has 
imbibed in us a deep sense of patriotism, liberal 
outlook and political consciousness, I have not 
been able to discern any reflection of a clear 
national educational policy within it.” 

In order to facilitate the expansion of 

A

Source : www.patrika.com
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intellectual thought through Bengali, he took the 
initiative to publish booklets in Bengali. It may 
be mentioned in this context that in 1937, for the 
first time, a dissertation written in Bengali was 
awarded PhD degree.

Dr. Syama Prasad Mookerjee appointed 
Rabindranath Tagore as  a ‘distinguished professor’ 
in the department of Bengali. It is pertinent to 
mention that Tagore was inspired by Dr. Syama 
Prasad to render his convocation address in 
Bengali. Calcutta University syndicate decided 
to invite Tagore to this position. Though not 
willing at the beginning, the poet had to concede 
defeat before Syama Prasad’s logic and sincerity 
and accepted this particular post. In his special 
lecture, Rabindranath said, “That Bengali was not 
the medium of instructions in an university of 
Bengal is extremely shameful and unfortunate...
the late Ashutosh Mukhopadhyay had first 
initiated efforts to make Bengali as a medium of 
instructions, now that road is being expanded.”  
It may be remembered that Tagore formulated 
one project after another for the development of 
Bengali language for the university.

The second contribution of Dr. Syama 
Prasad Mookerjee in Calcutta University was 
to introduce new subjects in the academic 
curricula and modernize the existing curricula. 
During his tenure studies through the medium 
of Bengali, Hindi and Urdu in the Honours 
course was begun and Assamese was introduced 
at the graduation level. Training in mass-scale 
production process was also started in the Applied 
Physics department through his efforts. Courses 
in Communication Engineering—i.e. modern 
Information Technology—was introduced. In 
1934 DSC degree in Public Health was instituted 
through his effort. To make the students interested 
in military training he introduced courses in 
military studies. Later, with collaboration of 
the Indian Air Force a three-month internship 

programme was started in University of Calcutta. 
Besides, archaeology course in the Intermediate 
stage, Aeronautics BA in BF, astronomy in 
BSc and mathematics in Honours course were 
started. In 1937 the duration of the MBM course 
was reduced from 6 years to 5 years, keeping in 
mind the need for parity in this case with that of 
other universities; Experimental Psychology was 
introduced among the subjects in the BSc degree. 
To make the teachers competent in imparting 
teaching, teacher’s training course was introduced 
during his tenure. In 1934 David Hare Training 
College and Loreto House were made institutions 
of higher education through his efforts.

Development of women’s education can be 
said to be the third important contribution of 
Dr. Syama Prasad Mookerjee. He was deeply 
interested in female education and with the 
endowment from late Biharilal Mitra began the 
course on Home Science for women. The fund 
of Rs. 6500 from Biharilal Mitra Trust was used 
as the initial repository which was to blossom as 
Biharilal College in later days.

As a teacher Dr. Syama Prasad was known 
for his compassion for the students. As the Vice-
Chancellor of the University he dedicated his 
time, effort and health for the betterment of the 
university and its students. He believed that the 
progress of a nation depended on the development 
of its youth and he single-handedly devoted his 
physical and intellectual efforts to bring about 
the advancement of the student-youths. To 
facilitate this he established the Students Welfare 
department where regular programmes for 
exercise were begun.

 Incidentally, it may be mentioned that the 
students of the minority Muslim community 
held Dr. Syama Prasad in high esteem. 
Dr. Dhirendranath Sen, a professor in the 
contemporary time, wrote, “Two Muslim students 
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had come to Dr. Syama Prasad for some help. 
They told Dhirendranath, ‘Dr. Syama Prasad was, 
despite his politics, a greater and more sincere 
friend of young men in difficulty than any other 
Hindu or Muslim leaders they knew’.”  Dr. Syama 
Prasad gave these two students the necessary 
certificates and this step points to his equally 
compassionate attitude to all students irrespective 
of religion.

Not only in dealing with students’ problems, 
Dr. Syama Prasad was equally concerned to 
provide various opportunities to the employees of 
university. He was the president of the Employees 
Association. In that capacity he set before the 
syndicate the proposal of setting up of the 
Employees Provident Fund. 

It is necessary to discuss the relation and 
exchange between Dr. Syama Prasad and Hassan 
Syed Suhrawardy in the context of the Muslim 
students of Calcutta University. Suhrawardy was 
made the Bageshwari Professor of the university. 
As a member of the selection committee Dr. 
Syama Prasad completely endorsed this selection. 
He wrote, “Through the appointment of a Muslim, 
the University is entering a new phase and is 
telling everyone in the world that the statement 
which is sometimes made that this University 
is confined to a class, is not correct; and that it 
is the University of Bengal and the University 
of India.”   As the Vice-Chancellor of Calcutta 
University Suhrawardy, in his speech before the 
Senate, addressed Syamaprasad, “Nobody knows 
more than I personally of the great help as Vice-
Chancellor I got from you and the great difficulty 
I would have been without your cooperation.” 

One of the most important measures taken 
during Dr. Syama Prasad Mookerjee’s tenure 
was the celebration of the University Foundation 
Day. 24 January was declared as the University 
Foundation Day. This endeavour was taken to 

demonstrate a love for the institution. During 
the first celebrations nearly 3000 students from 
different colleges marched to the university. 
Tagore’s song “Cholo Jai cholo jai” (Come, let us 
go, come let us go) reverberated in the air. It is 
also to be remembered that Dr. Syama Prasad 
Mookerjee played a role in choosing the logo of 
Calcutta University. He proposed to replace the 
British-era logo of tri-headed elephant and the 
motto ‘Advancement of Learning’ with that of 
a full bloomed lotus with a ‘Shree’ symbol in its 
middle. However, in this he faced the opposition 
of the Muslim community as both the lotus and 
‘Shree’ were seen as Hindu religious symbols. 
Ultimately a sun inscribed with a lotus bud at 
its centre was decided upon as the logo. Later, of 
course, the lotus bud was replaced by a lotus and 
the motto ‘Advancement of Learning’ was added.  

In the end, it must be mentioned that Dr. 
Syama Prasad Mookerjee was quite interested in 
improving the university library, seminary and 
museum. Ashutosh Museum of Indian Art was 
established to preserve the specimens of Indian 
culture and aid in the research of Indian cultural 

Source : www.thehindu.com
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traditions and its evolution. In fact, there is an 
eclectic mix of fine arts and applied arts as well as 
folk art in the museum. A new method of study 
was thus established whereby Bengal as well as 
Indian culture was showcased in its proper glory.

Dr. Syama Prasad was especially interested in 
Asian culture. He established facilities for study 
of Chinese and Tibetan language and culture. 
The Asian country of Cambodia fell within his 
intellectual interests. He was felicitated by the 
then king of Cambodia. It is thought that the 
inclusion of Chinese and Tibetan studies within 
the curricula of Calcutta University was symbolic 
of Syamaprasad’s love for Asia. 

In the educational field Syamaprasad’s biggest 
contribution was in establishing the idea of 
Panchsheel. He believed that the faculty latent in 
the youth of the new age could be properly set free 
through Panchsheel.  In his second convocation 
address (1936) Dr. Syama Prasad set forth the 
principles of Panchsheel to be definitely followed. 
These were:

1.	 To spread education at all levels of society 
to facilitate the development of the virtues 
of the youth;

2.	 To facilitate proper union between cultural 
and professional education;

3.	 The teachers must impart education based 
on the national culture;

4.	 Education must be geared towards the 
achieving of truth and beauty in free and 
liberal atmosphere;

5.	 The extension of the aid of the state in 
education. 

The education policy that he initiated as Vice-
Chancellor of  University of Calcutta was to become 
the blue print of the national education policy 
in later days. The ideas that he had introduced 
in the fields of social sciences, humanities and 

science occupy an important position in modern 
Indian education system. He always gave great 
importance to the unity and welfare of the 
country. It was for this reason that he wanted 
to build up a generation of students who would 
dedicate themselves to the task of serving the 
nation. The little time in which Dr. Syama Prasad 
could bring about improvement in the university 
is but a small chapter of his extremely active life. 
Hard work and sacrifice are the cornerstones of 
any successful venture and Dr. Syama Prasad left 
his mark in both these spheres in his work in the 
university. The first aim of his life was to bring 
about India’s independence and the other aim 
was to keep the university environment free from 
political and communal strife. It is for this reason 
that in the contemporary scenario it is necessary 
for every teacher to emulate Syamaprasad’s life 
and principles. Here lies the need to know Dr. 
Syama Prasad and his valuable teachings.

(Writer is a professor, department of South & 
South East Asian Studies, University of Calcutta.)
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द्र सरकार द्वारा ‘सीधी भर्ती’ के माध्यम से लोक 
सेवाओ ंमें ‘संयकु्त सचिव’ स्तर के अधिकारियों को 
रख ेजाने का निर्णय चर्चा में ह.ै दरअसल, सरकार 

ने हाल ही में विभिन्न सरकारी मंत्रालयों में संयकु्त सचिव के 10 
पदों के लिए सीधी भर्ती की अधिसचूना जारी की, जिसके तहत 
आवेदनकर्ता सिविल सेवा परीक्षा की प्रक्रिया से नहीं होने के 
बावजदू सरकार में संयकु्त सचिव के रूप में दशे निर्माण के कार्यों में 
अपना योगदान द ेसकें गे।

कें द्र सरकार के इस निर्णय पर सहमति-असहमति के बीच कुछ 

सीधी भर्ती प्रक्रिया: एक जरुरी निर्णय 

भूपेंद्र यादव

तथ्यात्मक विषय उभरे हैं, जिस कारण इस निर्णय को समझना 
समीचीन ह.ै ऐसा बिल्कु ल नहीं ह ैकि इस तरह के निर्णय पहली बार 
लिये गये हैं अथवा ऐसा पहली बार होने जा रहा ह।ै

अगर पीछे दखेें, तो अनेक उदाहरण मिलेंगे, जिनमें सीधी भर्ती से 
विभिन्न क्षेत्रों के लोग सरकार में अपनी सेवाएं द ेरह ेहैं और द ेचकेु 
हैं. उदाहरण के तौर पर विमल जालान, मोंटेक सिंह अहलवुालिया 
और शकंर आचार्य जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विशषेज्ञ अपनी सेवाए ं
सीधी भर्ती के माध्यम से दतेे रह ेहैं. अत: इस निर्णय को पहली बार 
उठाया गया कदम कह कर प्रश्नचिह्न खड़ा करना उचित नहीं ह।ै

 इस कदम को राजनीतिक चश्मे से दखेना भी ठीक नहीं. सही 
मायने में दखेा जाये, तो यह कार्मिक मतं्रालय द्वारा काफी सोच, 
विचार और मथंन के बाद लिया गया निर्णय ह,ै जिसके भविष्य में 
सकारात्मक परिणाम दिखेंगे. यह भ्रम नहीं होना चाहिए कि दशे की 
नौकरशाही और संघ लोक सेवा आयोग से आनेवाले अधिकारियों 
में योग्यता का अभाव ह ैअथवा कोई कमी ह।ै

यह निर्विवादित ह ैकि भारत के पास एक मजबतू लोकतांत्रिक 
प्रणाली ह ै और हमारी नौकरशाही व्यवस्था अत्यंत ही योग्य ह.ै 
सीधी भर्ती का यह फैसला व्यावहारिकता की कसौटी पर वर्तमान 
की जरूरत को दखेते हुए अलग-अलग क्षेत्रों की योग्यताओ ंऔर 
क्षमताओ ंका दशेहित में कैसे उपयोग हो, के संबंध में एक ठोस और 

कें



21

POLICY ANALYSIS

July 2018

निर्णायक समाधान मात्र ह।ै

सीधी भर्ती की इस प्रक्रिया को संसद की ‘कमटेी ऑन इस्टीमटे 
2016-17’ की लोकसभा में प्रस्तुत एक रिपोर्ट के माध्यम से समझने 
पर स्थिति ज्यादा स्पष्ट नजर आयेगी।

सदन में पेश इस रिपोर्ट में समिति ने न्यूनतम सीधी भर्ती की 
सिफारिश की ह.ै समिति का मानना ह ैकि इससे न केवल सरकारी 
कार्यशलैी में बदलाव आयेगा, बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों के 
विशषेज्ञों के सझुावों व विचारों को भी सरकारी प्रणाली का हिस्सा 
बनाया जा सकेगा. समिति ने यह भी स्वीकार किया ह ैकि राष्ट्रीय 
स्तर पर संघ लोक सेवा आयोग की प्रतियोगी परीक्षाओ ंके माध्यम 
से चयनित अधिकारी अलग-अलग शकै्षिक पषृ्ठभमूि से आते हैं।

इस वजह से तकनीकी पहलओु ंपर कुछ मामलों में वे योग्य होने 
के बावजदू अनभिज्ञ होते हैं. लिहाजा नीति नियामक तैयार करने में 
उन्हें कई मशु्किलों का सामना करना पड़ता ह.ै सीधी भर्ती से इस 
आवश्यकता की तर्क संगत परू्ति की जा सकती ह ैतथा विशषेज्ञों की 
क्षमता का लाभ लिया जा सकता ह।ै

 हालांकि, कुछ लोग इस प्रश्न पर भी चर्चा कर रह ेहैं कि इससे 
कहीं उन लोगों में उत्साहहीनता का भाव न पैदा हो जाये, जो 
प्रतियोगी परीक्षाओ ंसे चयनित होकर लोक सेवा में आते हैं।

ऐसा सोचना उचित नहीं ह,ै क्योंकि व्यावहारिकता की कसौटी 
पर इससे प्रतियोगी परीक्षाओ ंसे आनेवाले लोगों पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ेगा. दरअसल, अलग-अलग क्षेत्रों के दक्ष लोगों को उच्च स्तरीय 
सेवा में लाने का निर्णय इसलिए किया गया, क्योंकि संयकु्त सचिव 
स्तर तक पहुचंने में एक अधिकारी को लंबा समय खर्च करना पड़ता 
ह.ै इस दौरान वह दस साल से ज्यादा जिले और तहसील स्तर पर 
कार्य करते हुए जमीनी स्थिति का सटीक अनभुव प्राप्त करते हैं।

लोक सेवा में लंबा प्रशासनिक अनभुव प्राप्त करने के बाद ही 
कोई अधिकारी इस स्थिति में होता ह ै कि उसे नीति निर्माण का 

दायित्व दिया जाये. अत: यदि सीधी भर्ती से अनभुवी लोगों को 
लाया जाता ह,ै तो इससे प्रतिस्पर्धा के साथ सेवा की गणुवत्ता भी 
बढ़ेगी. बहुमखुी विकास के लिए यह जरूरी ह ैकि हम अपनी परूी 
क्षमता और योग्यता के साथ कार्य करें और यह परू्ण सहभागिता से 
ही संभव ह।ै

निजी क्षेत्र के विशषेज्ञों की योग्यता व क्षमता का लाभ सरकारी 
सेवाओ ंमें लिया जाये और सरकारी सेवाओ ंके योग्य एवं अनभुवी 
व क्षमतावान लोगों के विवेक का लाभ निजी क्षेत्रों में दनेे का 
प्रावधान तैयार हो. परस्पर सहयोग की यह भावना जब सरलता 
और सगुमतापरू्वक व्यवहार में आयेगी, तो दशे के विकास को और 
गति मिलेगी. संसद की समिति ने ऐसे प्रावधानों की जरूरत को भी 
महससू किया ह।ै

सीधी भर्ती के मदु्दे पर कांग्रेस समते कुछ दलों का यह कहना कि 
यह कोई प्रभावी फैसला अथवा ‘गेम-चेंजर’ नहीं ह,ै गलत ह.ै चूकंि, 
मरेा खदु का संसदीय स्थायी समितियों का कार्यानभुव बताता ह ैकि 
कें द्र सरकार के नीति निर्धारण व उसे लाग ूकराने से जड़ेु महत्वपरू्ण 
फैसले संयकु्त सचिव स्तर पर ही तय होते हैं. ऐसे में जाहिर ह ै कि 
इससे कार्यप्रणाली में बड़ा बदलाव आयेगा और नवाचार के द्वार 
खलुेंगे. आखिर खलुी हवा में सांस लेने के लिए हमें भी तो अपनी 
बंद खिड़कियां खोलनी होंगी।

 जैसा कि हम दखे रह ेहैं कि दशे में कोई भी निर्णय सरकार ले, 
उसे राजनीतिक बहस में लाने और राजनीति करने से विपक्ष बाज 
नहीं आता. सीधी भर्ती का विषय भी विपक्ष के राजनीतिक एजेंडे 
से अछूता नहीं ह.ै कांग्रेस ने सीधी भर्ती को लेकर आरक्षण का मदु्दा 
उठाया ह.ै कांग्रेस का ऐसा करना सिवाय राजनीतिक कवायद के, 
और कुछ भी नहीं ह।ै

कें द्र सरकार आरक्षण की नीति को लेकर स्पष्ट ह ै और वह 
संविधान सम्मत ढंग से लाग ू करने को लेकर अपनी प्रतिबद्धता 
अनेक बार जाहिर कर चकुी ह.ै लिहाजा, इस नीतिगत फैसले पर 
विपक्ष का यह शिगफूा केवल राजनीतिक अवरोध की भावना से 
उठाया गया कदम ह।ै

 आज जब हम प्रतिस्पर्धा के दौर में दनुिया के समदृ्ध दशेों के 
साथ कंध-ेसे-कंधा मिला कर चलने के लिए तैयार खड़े हैं, ऐसे में 
हमें अपनी संपरू्ण ऊर्जा के साथ कार्य करने की जरूरत ह.ै सीधी भर्ती 
के माध्यम से लोक सेवाओ ंएवं नीतिगत स्तर के निर्णयों में संबंधित 
क्षेत्रों की योग्यताओ ंकी क्षमता का उपयोग करके ही हम अपनी 
संपरू्ण ऊर्जा के साथ कार्य कर सकें गे।

(लेखक राज्यसभा सदस्य एवं भाजपा के राष्ट्रिय 
महासचिव हैं। )
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दी सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 
के मूल्य में 2018-19 सत्र के लिये बढ़ोतरी 
की घोषणा की है, जिससे किसानों को राहत 

मिलने की संभावना है। हालाँकि, विरोधी दल सरकार के इस 
निर्णय को एक राजनीतिक फैसले के रूप में देख रहे हैं, लेकिन 
उनके तर्क  आधारहीन हैं, क्योंकि सरकार की इस घोषणा से 
देशभर के किसान लाभान्वित होंगे, जबकि इस साल के अंत 
में केवल 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में 
विधानसभा चुनाव होने वाले हैं।  

खरीफ के मौसम में सर्वाधिक उपजाये जाने वाले सामान्य 

एमएसपी वदृ्धि : किसानों के हित में एक 
और कदम

सतीश सिंह 

मो
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धान का एमएसपी 200 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाकर 1,750 
रुपये किया गया है, जो पहले 1550 रूपये प्रति क्विंटल था। 
यह मूल्य ए2 और एफएल लागत से करीब 50.09 प्रतिशत 
अधिक है। खरीफ की सभी 14 फसलों का एमएसपी लागत 
से करीब 50 प्रतिशत अधिक कर दिया गया है। सबसे अधिक 
बढ़ोतरी मूंग और रागी के एमएसपी में की गई है। पिछले साल 
की तुलना में मूंग का एमएसपी 1,400 रुपये प्रति क्विंटल और 
रागी का 900 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ाया गया है।

मीडियम स्टेपल कपास का एमएसपी 4,020 रुपये से 
बढ़ाकर 5,150 रुपये प्रति क्विंटल और लॉन्ग स्टेपल कपास 
का 4,320 रुपये से बढ़ाकर 5,450 रुपये प्रति क्विंटल किया 
गया है। गौरतलब है कि सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 के 
बजट में किसानों को लागत मूल्य से 50 प्रतिशत अधिक 
एमएसपी देने का वादा किया था। नीचे दिये गये तालिका से 
एमएसपी में बढ़ोतरी को अच्छी तरह से समझा जा सकता है।

कें द्रीय गृहमंत्री राजनाथ सिह के अनुसार यह वर्ष 2022 
तक किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में उठाया गया 
कदम है। वे इस निर्णय से ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक 
प्रभाव पड़ने की बात कह रहे हैं। वे यह भी कह रहे हैं कि इससे 
किसानों की क्रय शक्ति बढ़ेगी, जिससे कारोबारी गतिविधियों 
में तेजी आयेगी। साथ ही, इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत 
होगी। राजनाथ सिंह के मुताबिक एमएसपी में बढ़ोतरी से 
महँगाई जरूर थोड़ी बढ़ सकती है, लेकिन सरकार महंगाई को 
नियंत्रित करने की हर संभव कोशिश करेगी।

खाद्य पदार्थों की कीमतों में इजाफा में मुख्य भूमिका 
बिचौलियों की होती है। आज भी मुंबई में कोई भी सब्जी 
50 रूपये प्रति किलो से कम नहीं है। चावल, दाल और दूसरे 
अनाजों के संदर्भ में भी कमोबेश यही स्थिति है। यह स्थिति 
देश के दूसरे शहरों में भी कायम है। बिचौलियों पर लगाम लगा 
कर इसे काफी हद तक नियंत्रित किया जा सकता है।  

एमएसपी की गणना ए2 यानी बीज-खाद आदि का खर्च 
और एफएल यानी परिवार के सदस्यों का मेहनताना के आधार 
पर की गई है। हालांकि, किसान संगठन इसे सी2 यानी जमीन 
की लागत और सभी तरह की लागत के आधार पर करने 
की मांग कर रहे हैं। सरकार जिस तरह से किसानों के हित में 
लगातार कदम उठा रही है, उससे लगता है कि आगे आने 
वाले दिनों में सरकार किसानों की इस माँग को भी मान लेगी। 
कहा जा सकता है कि मोदी सरकार द्वारा एमएसपी में बढ़ोतरी 
की घोषणा से निश्चित रूप से किसान लाभान्वित होंगे और 
उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। इससे उनकी सामाजिक 

स्थिति में भी सकारात्मक बदलाव आने की संभावना है।

(लेखक भारतीय स ट्ेट बैंक के कॉरपोरेट कें द्र मुबई 
के आर थ्िक अनुसन्धान विभाग में कार्यरत हैं।)
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स दशे में गरीबी हटाओ के नारे के बावजदू गरीबी 
बढ़ती गई हो, वहां गरीबी मिटाने की बात करना 
कल्पबना-लोक में विचरण करना ही माना जाएगा। 

सौभाग्यकवश यह कल्पटना अब हकीकत में बदल चकुी ह।ै 
अमरेिकी शोध संस्थाय ब्रुकिग्सा के फ्यूचर डेवलपमेंट ब्लॉग् में 
प्रकाशित रिपार्ट के मतुाबिक भारत अब दनुिया का सबसे ज्या दा 
गरीबों का घर नहीं रह गया ह।ै मई, 2018 में जहां भारत में 7.30 
करोड़ लोग अत्यं त गरीब की श्रेणी में थे, वहीं नाइजीरिया में यह 
तादात 8.70 करोड़ ह।ै इस प्रकार कुल गरीबों की संख्याे के अनसुार 
भारत अब दसूरे पायदान पर आ गया ह।ै

भारत में कम हो रही गरीबी

रमेश कुमार दुबे 

रिपोर्ट के अनसुार हर मिनट 44 भारतीय अत्यंीत गरीब की श्रेणी से 
निकल रह ेहैं। यह दनुिया में गरीबी घटने की सबसे तेज रफ्तार ह।ै 
यदि यह रफ्तार जारी रहती ह ैतो 2018 के अतं तक भारत सबसे 
ज्याहदा गरीब आबादी वाले दशेों में तीसरे नंबर पर आ जाएगा। तब 
नाइजीरिया पहले व कांगो दसूरे स्था न पर होंगे।

रिपोर्ट में उस आबादी को अत्यंजत गरीबी के दायरे में रहने वाली 
माना गया ह ैजिसके पास रोजाना जीवन यापन के लिए 1.9 डॉलर 
(लगभग 130 रूपये) से भी कम रकम होती ह।ै रिपोर्ट के मतुाबिक 
2022 तक तीन फीसदी से कम भारतीय ऐसे रह जाएगंे जिनके पास 
रोजाना के लिए 1.9 डॉलर नहीं होंगे। वहीं 2030 तक भारत में सबके 
पास रोजाना जीवन यापन के लिए 1.9 डॉलर होंगे। दसूरे शब्दोंत में 
भारत में अत्यंात गरीब शब्दॉ इतिहास के पन्नोंश में दफन हो चकुा 
होगा।

गरीबी मिटाने की इस सबसे तेज रफ्तार पर मीडिया व मोदी 
विरोधियों ने चपु्पी  साध ली ह,ै क्योंेकि यह महत्व परू्ण उपलब्धि ु
आकंड़ों की बाजीगरी और चनुावी नारों की बजाय विकास का लाभ 
जनता तक पहुचंाने के चलते हासिल हुई ह।ै वैसे तो यह उपलब्धिस 
मोदी सरकार की सभी योजनाओ ं की दने ह ै लेकिन यहां बिजली 
उपलब्धपता और प्रत्यकक्ष नकदी हस्तां तरण का उल्लेिख प्रासंगिक 
ह।ै

िज

Source : www.Zee News - India.com
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आर्थिक विकास और बिजली आपरू्ति में गहरे संबंध को दखेते 
हुए मोदी सरकार ने सबसे पहले सभी घरों तक बिजली पहुचंाने का 
समयबद्ध कार्यक्रम निर्धारित किया। हर स्त र पर जवाबदहेी तय करने 
का नतीजा यह हुआ कि मई 2018 तक सभी गांवों तक बिजली 
पहुचंा दी गई। अब सरकार हर घर तक बिजली पहुचंाने का कार्य यदु्ध 
स्तचर पर कर रही ह।ै

बिजली की मांग और आपरू्ति के बीच खाई को पाटने के लिए 
मोदी सरकार ने उत्पा दन बढ़ाने पर जोर दिया। इसका नतीजा यह 
हुआ कि 31 मार्च, 2018 तक दशे की कुल बिजली उत्पादन  क्षमता 
बढ़कर 3,44,000 मगेावाट तक पहुचं गई। बिजली उत्पाबदन के 
साथ-साथ मोदी सरकार ने बिजली बचाने का अभियान शरुू किया।

पहली बार बिजली बचाने का अभियान विज्ञापनों से आगे 
बढ़कर ठोस जमीनी रूप लिया। इसके लिए उजाला योजना शरुू की 
गई जिसके तहत 30 करोड़ से अधिक एलईडी बल्बोंए का वितरण 
किया गया। इससे एलईडी बल्बों  की कीमत 350 रूपये से घटकर 
45 रूपये रह गई। विद्युत विहीन गांवों में बिजली पहुचंने और आपरू्ति 
में सधुार से दशे में कारोबारी गतिविधियों को रफ्तार मिली जिसका 
लाभ अतंत: गरीबी उन्मू लन में मिल रहा ह।ै  

दशे में गरीबी निवारण में एक बड़ी बाधा हर स्त र पर फैला 
भ्रष्टा चार रहा ह।ै सबसे बड़ी बात यह ह ै कि इसे सत्ता  पक्ष का 
समर्थन हासिल था। इस दषु्चटक्र को तोड़ने के लिए मोदी सरकार ने 
गरीबों को बैंकिग प्रक्रिया से जोड़ने के लिए जन-धन योजना शरुू की। 
इसके तहत पिछले चार वर्षों में 32 करोड़ जन-धन बैंक खाते खोले 
गए। आज की तारीख में 85 प्रतिशत भारतीयों के पास बैंक खाते हैं 
जबकि 2014 में यह अनपुात महज 45 प्रतिशत था।

इन खातों को आधार संख्या4 से जोड़ने के बाद विकासीय 

गतिविधियों, सब्सिकडी, छात्रवतृ्ति , पेंशन आदि के तहत दी जाने 
वाली रकम को सीध ेबैंक खाते में भजेा जाने लगा। सचूना प्रौद्योगिकी 
आधारित निगरानी प्रणाली का परिणाम यह हुआ कि 3.8 करोड़ 
एलपीजी उपभोक्तान और 2.75 करोड़ फर्जी राशन कार्डधारी गायब 
हो गए।

इसी प्रकार दसूरी योजनाओ ंमें बड़े पैमाने पर फर्जी लाभार्थी पकड़े 
गए। इससे हर साल 83000 करोड़ रूपयों का भ्रष्टााचार रुका जिसे 
अब सरकार विकासीय गतिविधियों में निवेश कर रही ह ै जिसका 
दरूगामी नतीजा गरीबी उन्मूलेन के रूप में आ रहा ह।ै

इसी तरह मोदी सरकार ने स्थाीनीय स्तार पर कारोबार को बढ़ावा 
दनेे के लिए मदु्रा योजना, गरोबों को स्वरच्छर ईधंन महुयैा कराने 
के लिए उज्व्तरणला योजना, गरीबों को आवास, सर्वाधिक पिछड़े 
जिलों में विकासीय योजनाओ ं के क्रियान्वोयन पर विशषे फोकस 
जैसी योजनाओ ंको लाग ूकिया जिससे लोगों की आमदनी बढ़ी और 
वे गरीबी के दषु्चीक्र से बाहर निकल रह ेहैं।

भारत के इतिहास में पहली बार हुआ ह ै जब गरीबी हटाओ 
का नारा लगाए बिना गरीबी कम करने में मदद मिली ह।ै जैसे-जैसे 
मोदी सरकार की योजनाए ंजमीन पर लाग ूहोंगी वैसे-वैसे लोगों की 
आमदनी बढ़ेगी और गरीबों की संख्यान में कमी आएगी। मोदी 
सरकार की यही उपलब्धि ेगरीबों के नकली मसीहाओ ं(राहुल गांधी, 
मायावती, अखिलेश यादव, लाल ूयादव) की नींद हराम किए हुए ह।ै 
इन्हेंण डर ह ैकि एक बार गरीबी मिट गई तब गरीबों के नाम पर की 
जानेवाली राजनीति का क्याक होगा ?

(लेखक केन्द्रीय सचिवालय में अधिकारी हैं। ये उनके 
निजी विचार हैं।)

Source : www.bhopalsamachar.com
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जरात विधानसभा चनुाव के समय जारी कांग्रेस 
का जनेऊधारी संस्करण बन्द हुआ। अब लोकसभा 
चनुाव की तैयारी ह।ै राहुल गांधी की वर्ग विशषे के 

साथ बैठक, पहले गलुाम नबी आजाद और फिर शशि थरूर के 
बयान यही दिखाते हैं। भारत को बदनाम करने वाली बातें यही तक 

थरूर के बयान से उजागर हुआ 
कांग्रेस का चेहरा 

डॉ. दिलीप अग्निहोत्री 

सीमित नहीं हैं।

पाकिस्तान के नेता भी भारत के खिलाफ बयान दतेे हैं। 
संयकु्त राष्ट्र संघ मानवाधिकार प्रकोष्ठ के प्रमखु हुसैन का बयान 
भी लगभग ऐसा ही था। उसका कहना था कि जम्मू कश्मीर और 
पाक अधिकृत कश्मीर की स्थिति एक जैसी ह।ै दोनों स्थानों पर 
नागरिक मारे जा रह ेहैं। गलुाम नबी आजाद का बयान भी इससे 
मिलता जलुता था। उन्होंने जम्मू कश्मीर में सरुक्षा बलों द्वारा आम 
नागरिकों को मारने का आरोप लगाया था। शशि थरूर बोले कि 
नरेंद्र मोदी दबुारा प्रधानमतं्री बने तो भारत हिन्दू पाकिस्तान बन 
जायेगा। 

पाकिस्तान के नेताओ,ं सेना, सयकु्त राष्ट्रसंघ मानवाधिकार 
प्रकोष्ठ के प्रमखु हुसैन, गलुाम नवी आजाद, शशि थरूर, मणिशकंर 
अय्यर, दिग्विजय सिंह, सशुील कुमार शिदं,े पी चिदबंरम आदि के 
आगे-पीछे बयानों की मलू भावना एक जैसी क्यों लगती ह,ै इसका 
गहन विश्लेषण होना चाहिए। यपूीए सरकार के समय  इसी प्रकार 
के बयान खबू चर्चित होते थे। सरकार के मतं्रियों से लेकर पार्टी 

गु
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संगठन के लोग हिन्दू आतंकवाद का राग अलाप रह ेथे।

इन बयानों का पाकिस्तान में खबू स्वागत हुआ था। तमाम 
कोशिशों के बाद भी कांग्रेस की सरकार छह वर्ष में हिन्दू 
आतंकवाद को अशं मात्र भी प्रमाणित नहीं कर सकी थी। शशि 
थरूर का बयान भी इसी कोटि का ह।ै उनके बयान का भाव यही 
ह ैकि हिन्दू भी आतंकवादी होते ह।ै ये भारत को पाकिस्तान जैसा 
बना देंगे।

थरूर ने कहा यदि भाजपा दोबारा लोकसभा चनुाव जीतेगी   
तो हमारा लोकतांत्रिक संविधान खत्म हो जाएगा।  क्योंकि उनके 
पास भारतीय संविधान की धज्जियां उड़ाने और एक नया संविधान 
लिखने वाले सारे तत्व हैं। उनका लिखा नया संविधान हिदं ूराष्ट्र 
के सिद्धांतों पर आधारित होगा जो अल्पसंख्यकों के समानता के 
अधिकार को खत्म कर दगेा। यह दशे को हिदं ूपाकिस्तान बना दगेा। 
थरूर के बयान की तीखी आलोचना की गई। इसके बाद वह बयान 
वापस लेते, तब भी गनीमत थी। लेकिन उन्होंने निर्लज्जतापरू्वक 
अपने को सही साबित करने का प्रयास किया ह।ै उन्होंने कहा कि 
जो पहले कहा उसे  एक बार फिर कहूगंा।

दखेा जाए तो पाकिस्तान का जन्म एक धर्म विशषे की आबादी 
के लिए हुआ था, जिसने अपने दशे के अल्पसंख्यकों के साथ 
भदेभाव किया। अल्पसंख्यकों को पाकिस्तान में उनके मौलिक 
अधिकारों से भी वंचित रखा गया। भारत ने उस तर्क  को कभी 
स्वीकार नहीं किया जिसके आधार पर दो दशेों का बंटवारा हुआ 
था।

शशि थरूर के बयान से भारत और हिन्दू संस्कृति  दोनों का 
अपमान हुआ ह।ै भारतीय संस्कृति  विश्व म ेसबसे प्राचीन ह।ै हजारों 
वर्षों में तलवार के बल पर अपने मत के प्रसार का कोई प्रयास 
नहीं किया गया। पाकिस्तान अलग सभ्यता का प्रतिनिधित्व करता 
ह,ै जिसमें अल्पसंख्यक या गैर मसु्लिमों के प्रति कोई हमदर्दी 
नहीं होती। अन्य मलु्कों के उदाहरण भी सामने हैं। ऐसे में हिन्दू 
पाकिस्तान की बात करना शरारत परू्ण ह।ै 

भारत में जब तक हिन्दू बहुमत में ह,ै तब तक अल्पसंख्यकों 
के प्रति कोई भदेभाव नहीं हो सकता, तबतक ये पाकिस्तान नहीं 
बन सकता। समस्या वहां होती ह,ै जहाँ हिन्दू अल्पसंख्यक होते 
हैं। पाकिस्तान सहित तमाम मसु्लिम मलु्कों का उदाहरण सामने 
ह।ै बंटवारे के समय बीस प्रतिशत से ज्यादा हिन्दू पाकिस्तान में 
थे। अब नाम मात्र के बच ेहैं। ये भी दयनीय दशा में रहते हैं। वहीं 
भारत में मसुलमानों की आबादी बढ़ती जा रही। उनके साथ कोई 
भदेभाव नहीं होता। 

दसूरी बात यह कि भारत के मलू ढांच ेमें कोई बदलाव नहीं 

हो सकता। कुछ संविधान संशोधन ऐसे होते हैं, जिनमें संसद के 
साथ आध ेराज्यों की सहमति भी जरूरी होती ह।ै नरेंद्र मोदी दबुारा 
प्रधानमतं्री बने तो तानाशाह नहीं हो जाएगंे। थरूर की बात में कोई 
दम नहीं ह।ै 

तीसरी बात यह कि भाजपा पहली बार सत्ता में नहीं आई ह।ै 
आज करीब पैसठ प्रतिशत हिस्से में उसका शासन ह।ै नरेंद्र मोदी 
को प्रधानमतं्री बने चार वर्ष परेू हो चकेु हैं। थरूर को बताना चाहिए 
कि भाजपा या नरेंद्र मोदी की सरकार ने ऐसा क्या किया, जिसके 
आधार पर वे हिन्दू पाकिस्तान का आरोप लगा रह।े ऐसा क्या था 
जो मसुलमानों के लिए कांग्रेस ने कर दिया, भाजपा सरकार ने नहीं 
किया।

चौथी गंभीर बात यह कि थरूर ने अल्पसंख्यको को डराने 
और भड़काने का प्रयास किया ह।ै इसके लिए उनके विरुद्ध 
काननूी कार्रवाई होनी चाहिए।  दशे के संसाधनों पर अल्पसंख्यकों 
का पहला हक बताने, हिन्दू आतंकवाद का शिगफूा छोड़ने से 
अल्पसंख्यकों के हित नहीं हो सकते।

यदि अल्पसंख्यक पिछड़े हैं, तो उसके लिए कांग्रेस सबसे बड़ी 
दोषी ह।ै क्योंकि उसको सबसे अधिक समय तक शासन करने का 
मौका मिला। भाजपा, नरेंद्र मोदी की आलोचना करने का सभी को 
अधिकार ह।ै  लेकिन राजनीतिक दलों को एक मर्यादा का पालन 
अवश्य करना चाहिए। विरोध ऐसा नहीं होना चाहिए जो भारत 
और हिन्दू धर्म को अपमानित करे।

(लेखक हिन्दू पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर हैं।)
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Constitution Bench of the Supreme 
Court of India on 4th July, 2018 
answered a reference in Govt. of NCT 

Delhi v. Union of India, signifying the unique 
nature of the National Capital Territory of Delhi 
as a Union Territory with an elected regional 
government but under the administration of 
the President of India through the Lieutenant 
Governor.

In India’s federal structure, the Parliament has 
the exclusive powers to make laws on matters 

Judgment of NCT of Delhi Vs. 
Union of India: Upholding the 
Constitutional Powers of the 

Lieutenant Governor 

A

Shivam Singhania
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enumerated in the Union List of Schedule VII 
of the Constitution and the State Legislative 
Assemblies have exclusive powers to make 
laws on matters enumerated in the State List 
of Schedule VII of the Constitution. Both the 
Parliament and the Assemblies can make laws 
on entries in the Concurrent List, subject to the 
condition that in the event of conflict of Union 
and State Laws the law enacted by the Parliament 
will prevail. Therefore, states are a distinguishable, 
recognized entity in the governance structure 
with considerable powers to reflect the will of 
the people of any particular state. As a corollary, 
the Union and state governments have fairly 
demarcated spheres of power and sufficient 
degree of autonomy in framing and executing 
welfare policies, distinct and independent of one 
another. 

A third category of governance structure are 
Union Territories which are directly governed 
by the Union Executive through Administrators. 
The entire territory of India is divided into states 
which means any piece of land will fall within the 
boundary of at least one state and therefore on it 
can be exercised the executive powers of that state 
government. However, Union Territories even 
though may fall within the territory of a state is 
governed directly by the union government, for 
example Chandigarh.

What if a Union Territory has its own 
government? Whether the Union government 
continues to hold power, and if so to what extent? 
What is the scope of the government of the Union 
Territory, is it similar to a state government? Does 
the administrator become akin to the Governor 
of a state or he has a more direct role to play 
compared to a Governor? Will the territory be 
run by a hybrid system of both the central and 
its own government and what would such hybrid 
structure be? These are questions of governance 
and constitutional conflict.

Article 239AA of the Constitution governs 
the structure of legislature and executive in NCT 
Delhi. It provides for a legislature for Delhi directly 
elected by the people of Delhi and a Council of 
Ministers from such legislative assembly.

According to Article 239AA (3)(a), the 
legislative power of the NCT assembly extends 
to all matters in the state list except three matters 
(public order, police and land). According to 
Article 329(4) the executive powers of NCT 
government extends to all matters for which 
the NCT Assembly has power to make laws. 
Interestingly, the Parliament has the power to 
make laws for the Union Territory of NCT Delhi 
on matters on Union, State as well as Concurrent 
List. Therefore, for Delhi the Parliament can make 
laws for matters in the Union List, and on Land, 
Public Order and Police while both the NCT 
Assembly and the Parliament can make laws for 
other matters in the State List and Concurrent 
List and in case of conflict the law enacted by 
Parliament shall prevail.

This presents the unique state of NCT Delhi, 
conclusively proving that it is a Union Territory 
and does not have the features of a federal state 
as all its laws can be repugnant to Parliamentary 
laws and the NCT government is duty bound 
to follow and implement such Parliamentary 
laws which override the laws made by the NCT 
assembly itself.

Even though legislative powers overlap, the 
Supreme Court found that the executive powers 
vest only in the NCT government. It opined 
that the principles of representative government 
and collective ministerial responsibility are 
fundamental to a democratic setup, which being 
enshrined as a basic tenet of our Constitution 
cannot be done away with in favour of a 
completely centrally administered system 
when the Parliament in its constituent power 
by the Sixty-Ninth Amendment had decided to 
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provide for the people of Delhi a representative 
government. This understanding is embodied by 
Article 239AA(2)(a) which says that the NCT of 
Delhi ‘shall’ have a legislative assembly. Therefore, 
when the Constitution has made it mandatory for 
Delhi to have an elected assembly and a council 
of ministers from its members, the aspirations of 
the people reflected in a democratically elected 
government which is collectively responsible to 
an elected assemblyembodies our rich democratic 
principles and should be at the forefront of 
constitutional interpretation.

That governance has been smooth over six 
assemblies spanning twenty five years manifests 
the Centre’s deference and non-interference 
within the executive sphere of the Delhi 
government. In fact, the deliberations over federal 
balance in the judgment is an expression and 
approval of the collaborative and co-operative 
federalism envisaged by our Prime Minister to 
fulfil the aspirations of the people. Rather, if one 
understands the Court’s interpretation of the 
Constitutional position of Lieutenant Governor, 
it will be clear that disputes have been a result of 
the Delhi government’s failure to appreciate the 
Lieutenant Governor’s powers and constitutional 
duties and the unique structure of Delhi as 
completely distinct from a State.

That being said, the Court vehemently reiterated 
the position in the NDMC case that the NCT of 
Delhi still in sum and substance remains a Union 
Territory and the Lieutenant Governor has more 
powers that the President as head of Union or the 
Governor of a State. This is because even though 
the Lieutenant Governor, like the President or the 
Governor is bound by the ‘aid and advice’ of the 
Council of Ministers proviso to Article 239AA(4) 
gives the power to the Lieutenant Governor that 
in case of any difference between him and the 
Council of Ministers, he shall refer the same to 
the President and the President’s decision shall be 
binding of the Delhi Government. 

In substance, the will of the representative 
government can be overridden by the decision of 
the President (who acts by aid and advice of the 
Union) if the Lieutenant Governor has differences 
with the Delhi government on such issue. This 
unique power was vested keeping in mind that 
the Union has considerable stake in functioning 
of a National Capital.

The question that arises is whether the power 
of Lieutenant Governor to refer ‘any matter’ to 
the President in case of differences of opinion 
means ‘every matter’ can be referred or are there 
parameters on the basis of which matters would 
be referred?

The Court rejected the Delhi government’s 
argument that the Lieutenant Governor cannot 
have any say in its executive functioning and 
differences are only restricted to land, public 
order and police where the Parliament can make 
laws. 

The Court held that the Lieutenant Governor 
is required to act with constitutional objectivity 
keeping in mind the high degree of constitutional 
trust reposed on him while exercising powers 
not even provided to the Governor or President. 
The power should be exercised with reasons for 
difference, guided by the interests and welfare of 
the people of Delhi.

In a concurring judgment, highlighting the 
vital interest of the Union in the governance of the 
national capital and for interests of permanence 
and stability, the Court held that the powers of the 
Delhi government are constitutionally restricted.

In the same concurring opinion, it was held 
that to balance powers granted to Lieutenant 
Governor to refer matters to the President and the 
governance by the Delhi government, not every 
matter but those matters which have an aspect 
of national concern should guide the operation 
of the proviso such as when an executive act of 
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the government of Delhi impedes or prejudices 
the exercise of executive power of the Union, or 
to ensure compliance with a Parliamentary law 
or when the executive of Delhi acts in an area 
where it does not have legislative competence. 
However, the Court clarified that no exhaustive 
enumeration of circumstances to invoke the 
proviso is possible and the Lieutenant Governor 
should be guided by the broad principles as held 
by the Court.

The Constitution Bench in this reference 
has answered the constitutional ambiguities 
over spheres of power of the executive and the 
administrator. The matter will be referred to an 
appropriate bench to answer the specific disputes 
which led to the abovediscussed constitutional 
questions.

The principles as laid down sufficiently 
encompasses the acts of the Union which have 
been disputed by the Delhi government. Firstly, 
the question of control of Delhi Anti-Corruption 
Bureau is now unambiguously settled. The subject 
of ‘police’ and ‘public order’ is reserved for the 
Parliament to legislate on, and by deduction 
if the Delhi assembly cannot legislate, the 
executive also cannot have powers in relation to 
police and public order. Police and public order 
encompass powers of investigation as provided 
by the Criminal Procedure Code, and any Anti-
Corruption Bureau is only a special investigative 
agency with powers which are otherwise vested 
with the police. Therefore, like the Delhi Police 
the control legislatively rests with the Parliament 
and operationally with the Ministry of Home 
Affairs, Government of India. 

The second dispute was in relation to transfer 
of officials in the Delhi government, broadly 
classified as control over ‘services’ for the NCT 
of Delhi. While ‘services’ is part of the state list 
and is not reserved for the Union, thereby falling 
under the ambit of the legislature and executive 

of Delhi, the answer is not so simple if the spirit 
of the principles laid down in this judgment is to 
be kept intact.

Delhi does not have state services and for the 
All India Services it does not have a specific Delhi 
cadre but falls in the Union Territory Cadre along 
with other Union Territories. Therefore, applying 
the principles, the Lieutenant Governor is 
constitutionally justified in referring the dispute 
to the President because it fits within both the 
understanding of constitutional objectivity 
and having a connotation of national or Union 
concern.

Whether constitutionally it is permissible 
for the government of a Union Territory to 
transfer official of UT cadre when in other Union 
Territories it is the power vested in the Union is a 
question substantive and constitutional objective 
enough to invoke reference to the President. 
To maintain uniformity in process of transfer, 
transfer of UT cadre officials invokes Union 
interests and also has the possibility of bringing 
at crossroads the disputed power of government 
of Union Territory to transfer and the power 
of the Union to control the UT cadre. Further, 
the constitutional question of whether Delhi 
government can control a officials belonging to 
cadre of all Union Territories can raise differences 
justifiable to be referred to the President. 

In summary, the Constitution Bench’s answer 
to the reference upholds democratic principles 
within the sphere of the unique structure of 
the NCT of Delhi, strengthening through the 
constitutional trust reposed in the Lieutenant 
Governor and thereby upholding the legitimate 
interest of the Union in the governance of the 
NCT of Delhi.

(Writer is a 3rd year B.A.LL.B. student at 
West Bengal National University of Juridical 
Sciences (WBNUJS), Kolkata.)
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मतौर पर डॉ श्यामा प्रसाद मखुर्जी को जनसंघ के 
संस्थापक अध्यक्ष एवं “एक दशे में एक निशान, 
एक विधान और एक प्रधान” के संकल्पों को परूा 

करने के लिए कश्मीर में खदु का बलिदान दनेे के नाते याद किया 
जाता ह।ैलेकिन डॉ मखुर्जी का विराट व्यक्तित्व इतने तक सीमित 
नहीं ह,ै बल्कि स्वतंत्रता से परू्व और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र निर्माण 
में उनके योगदान की ऐतिहासिक श्रृंखलाएं हैं।जम्मू-काश्मीर की 

डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी : 
देश की अखंडता के प्रखर प्रहरी

शिवानन्द द्विवेदी 

एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों का बलिदान दनेे वाले 
डॉ। मखुर्जी का दशे की एकता और अखंडता के लिए संघर्षों का 
इतिहास स्वतंत्रता से परू्व का भी ह।ै इतिहास में जाकर दखेें तो भारत 
सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में संपन्न हुए प्रांतीय 
चनुावों में बंगाल में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला था। यह 
चनुाव ही डॉ। मखुर्जी के राजनीति का प्रवेश काल था। कांग्रेस 
सबसे बड़े दल के रूप में उभरी थी और मसु्लिम लीग एवं कृषक 
प्रजा पार्टी को भी ठीक सीटें मिली थीं।बंगाल में लीगी सरकार का 
गठन हो गया।लीगी सरकार के गठन के साथ ही अंग्रेज हुकुमत 
अपनी मंशा में कामयाब हो चकुी थी और मसु्लिम लीग की सरकार 
बंगाल में तषु्टिकरण और साम्प्रदायिकता का खेल खेलने लगी थी। 
लीगी सरकार के समक्ष जब सबसे बड़े राजनीतिक दल के रूप में 
कांग्रेस उदासीन रुख रखे हुए थी, ऐसे में डॉ श्यामा प्रसाद मखुर्जी 
तत्कालीन नीतियों का मखुर विरोध करने वाले सदस्य थे। उन्होंने 
मसु्लिम लीग की साम्प्रदायिक नीतियों और तत्कालीन सरकार 
की कार्यप्रणाली का हर मोर्चे पर खलुकर विरोध किया। तत्कालीन 
सरकार द्वारा बंगाल विधानसभा में कलकत्ता म्युनिसिपल बिल 
रखा गया था, जिसके तहत मसुलमानों के लिए पथृक निर्वाचन 

आ
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का प्रावधान था। इस बिल का उस दौर में अगर सर्वाधिक मखुर 
विरोध किसी एक नेता ने किया तो वे डॉ मखुर्जी थे। दरअसल 
लीगी सरकार द्वारा हिन्दू बहुल क्षेत्रों में हिन्दुओ ं की भागीदारी 
को सीमित करने की यह एक साजिश थी, जिसका विरोध उन्होंने 
किया था। अगर डॉ मखुर्जी न होते शायद हिन्दू हितों के खिलाफ 
तमाम साजिशें बंगाल को उसी दौरान जकड़ चकुी होती।

वर्ष 1937 से लेकर 1941 तक फजललु हक और लीगी 
सरकार चली और इससे ब्रिटिश हुकुमत ने फूट डालो और राज 
करो की नीति को मसु्लिम लीग की आड़ में हवा दी। लेकिन अपनी 
राजनीतिक सझूबझू की बदौलत डॉ श्यामा प्रसाद मखुर्जी ने 1941 
में बंगाल को मसु्लिम लीग की चंगलु से मकु्त कराया और फजललु 
हक के साथ गठबंधन करके नई सरकार बनाई। इस सरकार में डॉ 
मखुर्जी के प्रभाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता ह ै
कि यह साझा सरकार “श्यामा-हककेबिनेट” के नाम से मशहूर 
हुई। इस सरकार में डॉ मखुर्जी वित्तमंत्री बने थे। श्यामा प्रसाद ने नई 
सरकार के माध्यम से बंगाल को स्थिरता की स्थिति में लाने की 
दिशा में ठोस कदम उठाना शरुू किया तो यह बात ब्रिटिश हुकुमत 
को रास नहीं आई।अंग्रेज लगातार बंगाल को अस्थिर करने की 
कोशिशों में लगे रह।ेमिदनापरु त्रासदी से जड़ेु एक पत्र में उन्होंने 
बंगाल के गवर्नर जॉन हर्बर्ट को कहा था, “मै बड़ी निराशा और 
विस्मय से कहना चाहूगँा कि पिछले सात महीनों के दौरान आप 
यह बताते रह ेकि किसी भी कीमत पर मसु्लिम लीग से समझौता 
कर लेना चाहिए था।” ब्रिटिश हुकुमत की साम्प्रदायिक सद्भाव 
को बिगाड़ने वाली नीतियों के प्रति मन उठे विरोध के भाव ने डॉ 
श्यामा प्रसाद मखुर्जी को त्यागपत्र दनेे पर मजबरू कर दिया।लेकिन 
उन्होंने मसु्लिम लीग को बंगाल की सत्ता से किनारे करके अंग्रेजों 
की मंशा पर पानी फेरने का काम तो कर ही दिया था।

बंगाल विभाजन के दौरान हिन्दू अस्मिता की रक्षा में भी डॉ 
मखुर्जी का योगदान बेहद अहम ्माना जाता ह।ै हिन्दुओ ंकी ताकत 
को एकजटु करके डॉ मकुर्जी ने परू्वी पाकिस्तान में बंगाल का परूा 
हिस्सा जाने से रोक लिया था। अगर डॉ मखुर्जी नहीं होते तो आज 
पश्चिम बंगाल भी परू्वी पाकिस्तान (उस दौरान के) का ही हिस्सा 
होता। लेकिन हिन्दुओ ं के अधिकारों को लेकर वे अपनी मांग 
और आन्दोलन पर अडिग रह,े लिहाजा बंगाल विभाजन संभव 
हो सका। 

वर्ष 1947 में स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद जब जवाहरलाल नेहरु 
दशे के प्रधानमंत्री बने तो स्वयं महात्मा गांधी एवं सरदार पटेल 
ने डॉ मखुर्जी को तत्कालीन मंत्रिपरिषद में शामिल करने की 
सिफारिश की और नेहरु द्वारा डॉ मखुर्जी को मंत्रिमंडल में लेना 
पड़ा। डॉ मखुर्जी दशे के प्रथम उद्योग एवं आपरू्ति मंत्री बने। उद्योग 

एवं आपरू्ति मंत्री के रूप में उन्होंने कम समय में उल्लेखनीय कार्य 
किए।छोटे से कार्यकाल में डॉ मखुर्जी ने भावी भारत के औद्योगिक 
निर्माण की दिशा में जो बनुियाद रखी उसको लेकर किसी के मन में 
को संदहे नहीं होना चाहिए। प्रशांत कुमार चटर्जी की किताब ‘डॉ 
श्यामा प्रसाद मखुर्जी एंड इन्डियन पोलिटिक्स’ (पषृ्ठ संख्या 222 
से 259) में उनके द्वारा बेहद कम समय में किये औद्योगिक विकास 
के कार्यों का विस्तार से उल्लेख ह।ै भावी भारत के औद्योगिक 
निर्माण की जो कल्पना डॉ मखुर्जी ने उद्योग एवं आपरू्ति मंत्री रहते 
हुए की थी, उसके परिणाम स्वरुप औद्योगिक विकास के क्षेत्र में 
दशे ने कई प्रतिमान स्थापित किये। नीतिगत स्तर पर उनके द्वारा 
किये गये प्रयास भारत के औद्योगिक विकास में अहम ् कारक 
बनकर उभरे। मंत्री रहते हुए डॉ मखुर्जी के कार्यकाल में ऑल 
इण्डिया हनै्डीक्राफ्ट बोर्ड, ऑल इण्डिया हैंडलमू बोर्ड, खादी 
ग्रामोद्योग की स्थापना हुई थी। वर्ष जलुाई 1948 में इडंस्ट्रियल 
फिनांस कारपोरेशन की स्थापना हुई। डॉ मखुर्जी के कार्यकाल में 
दशे का पहला भारत निर्मित लोकोमोटिव एसेम्बल्ड पार्ट इसी 
दौरान बना और चितरंजन लोकोमोटिव फैक्ट्री भी शरुू की गयी। 
(डॉ श्यामा प्रसाद मखुर्जी एंड इन्डियन पोलिटिक्स, पषृ्ठ 224-
225)। चटर्जी की किताब में इस बात का बड़े स्पष्ट शब्दों में 
जिक्र ह ै कि भिलाई प्लांट, सिंदरी फर्टिलाइजर सहित कई और 
औद्योगिक कारखानों की परिकल्पना मंत्री रहते हुए डॉ मखुर्जी ने 
की थी, जो बाद में परूी भी हुई।ं

हालांकि कुछ साल बाद उन्होंने इस पद से भी इस्तीफ़ा द ेदिया। 
दरअसल लियाकत-नेहरु पैक्ट को वे हिन्दुओ ं के साथ छलावा 
मानते थे। नेहरु की नीतियों के विरोध में एक वैकल्पिक राजनीति 
की कुलबलुाहट डॉ मखुर्जी के मन में हिलोरे मारने लगी थी। 
आरएसएस के तत्कालीन सर संघचालक गरुूजी से सलाह करने 
के बाद 21 अक्तू बर 1951 को दिल्ली में एक छोटे से कार्यक्रम से 
भारतीय जनसंघ की नींव पड़ी और डॉ मखुर्जी उसके पहले अध्यक्ष 
चनेु गये। 1952 में दशे में पहला आम चनुाव हुआ और जनसंघ 
तीन सीटें जीत पाने में कामयाब रहा। डॉ मखुर्जी भी बंगाल से जीत 
कर लोकसभा में आये। बेशक उन्हें विपक्ष के नेता का दर्जा नहीं था 
लेकिन वे सदन में नेहरु की नीतियों पर तीखा चोट करते थे।सदन में 
बहस के दौरान नेहरु ने एकबार डॉ मखुर्जी की तरफ इशारा करते 
हुए कहा था, ‘आई विल क्रश जनसंघ’। इसपर डॉ मखुर्जी ने तरंुत 
जवाब दिया, ‘आई विल क्रश दिस क्रशिंग मेंटालिटी’। शायद एक 
स्वस्थ लोकतंत्र में विपक्ष की मजबतू अवधारणा की नींव तब नहीं 
रखी जा सकती, अगर डॉ मखुर्जी न होते।

(लेखक डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन में 
फैलो हैं)

vyakti vishesh
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SPMRF organised a programme on 1st Bankim 

Chandra Chattopadhyay Memorial Oration at 

Kolkata on 27 June 2018

Events @ spmrf



35July 2018

Events @ spmrf

1st Bankim Chandra Chattopadhyay
Memorial Oration
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Events @ spmrf

1st Bankim Chandra Chattopadhyay
Memorial Oration



37July 2018

On the occasion of Dr. Syama Prasad Mookerjee’s 
117th Birth Anniversary – SPMRF organised 

discussion on “Dr. Syama Prasad Mookerjee: His 
Vision of India’s Unity & Integrity” on 6 July 2018

Events @ spmrf
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Events @ spmrf

SPMRF Round Table Series: Discussion on “Prime 

Minister’s visit to Indonesia: an Overview” by Prof. 

Baladas Ghoshal (Secretary General, Society for 

Indian Ocean Studies; Former Professor and Chair in 

Southeast Asian Studies, JNU)

on 12 July 2018
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		   “The gigantic task of reconstruction, cultural, social, economic 
and political can be rendered possible thought coordinated efforts of bands 
of trained and disciplined Indians. Armed with the knowledge of Indian’s 
past glory and greatness, her strength and weakness, it is they who can 
place before their country a programme of work, which while  loyal to the 
fundamental traditions of India civilisation will be adapted to the changing 
conditions of the modern world.”

-Dr. Syama Prasad Mookerjee
Convocation Address delivered at Gurukul Kangri

Viswavidyalaya, Haridwar, 1943
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